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भारत सरकार 
आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय 

लोक सभा 
अतारां�कत प्रश्न सं. 1070 

05 फरवर�, 2026 को उ�र �दये जान ेके �लए 
 

शहर� आवास क� कमी 
 

†1070. श्रीमती संगीता कुमार� �सहं देवः 
 

क्या आवासन और शहर� कायर् मंत्री यह बताने क� कृपा करेंगे �कः 
 

(क) क्या सरकार ने �नरंतर पंचवष�य योजनाओ ं में पयार्प्त बजट�य आवंटन के बावजूद, 
लगभग बीस �म�लयन शहर� आवास इकाइयों क� �नरंतर कमी क� समीक्षा क� है, िजनमें स े
पचानवे प्र�तशत स ेअ�धक आ�थर्क रूप से कमजोर वग� और �नम्न-आय वगर् से संबं�धत हैं 
और य�द हां, तो तत्संबधंी ब्यौरा क्या है; 
(ख) क्या सरकार का �वशेषकर महानगरों, जहां आबाद� का एक महत्वपूणर् �हस्सा 
अनौपचा�रक आवास में रहता है, में म�लन बिस्तयों और अवैध बिस्तयों के �वकास को 
रोकने के �लए ल�क्षत हस्तक्षेप का प्रस्ताव है और य�द हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ग) क्या महानगरों पर प्रवासन के दबाव को कम करने के �लए पांच लाख से कम आबाद� 
वाले ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे और मध्यम कस्बों और शहरों के सतंु�लत आ�थर्क और भौ�तक 
�वकास को प्रोत्सा�हत �कया जा रहा है और य�द हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(घ) आवास नी�तयों के प्रभावी कायार्न्वयन और सतत शहर� �वकास को सु�निश्चत करने के 
�लए �व�ीय संस्थानों, राज्य सरकारों, शहर� स्थानीय �नकायों और योजनाकारों के बीच 
समन्वय को मजबूत करने हेतु �वचाराधीन उपायों का ब्यौरा क्या है? 
 

उत् तर 
आवासन और शहर� कायर् राज्य मंत्री 

(श्री तोखन साहू)  
 

(क) और (ख): ‘भू�म’ और ‘कॉलोनीकरण’ राज्य के �वषय हैं, समाज के �व�भन्न वग� के �लए 

आवास क� आवश्यकता का आकलन करन ेऔर अपने नाग�रकों के �लए आवास उपलब्ध कराने 

क� प्राथ�मक िजम्मेदार� राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूट�) सरकारों क� है। हालां�क, आवासन और 

शहर� कायर् मंत्रालय (एमओएचयूए) 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहर� 

(पीएमएवाई-य)ू के तहत स्लमवा�सयों स�हत देश भर के शहर� क्षेत्रों में पक्के आवास उपलब्ध 

करान ेके �लए कें द्र�य सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर 



2 

 

रहा  है। पीएमएवाई-यू के कायार्न्वयन के अनुभवों से �मल� सीख के आधार पर, आवासन और 

शहर� कायर् मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप �दया है और अगले पांच वष� में 1 करोड़ 

अ�त�रक्त पात्र लाभा�थर्यों क� सहायता करन ेके �लए देश भर के शहर� क्षेत्रों में कायार्न्वयन के 

�लए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के �लए आवास' �मशन शुरू �कया है। 

पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अथार्त ्लाभाथ� आधा�रत �नमार्ण (बीएलसी), साझेदार� में 

�कफायती आवास (एएचपी), �कफायती �कराया आवास (एआरएच) और ब्याज सिब्सडी योजना 

(आईएसएस) के माध्यम से कायार्िन्वत �कया जा रहा है।  
 

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 मांग आधा�रत योजनाएं हैं। समाज के �व�भन्न वग�  के 

�लए आवास क� मांग का स्वरूप प�रवतर्नशील है और भारत सरकार ने आवासों के �नमार्ण के 

�लए कोई ल�य �नधार्�रत नह�ं �कया है। शहर� क्षेत्रों में आवास क� मांग के आधार पर 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प�रयोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और राज्य स्तर�य स्वीकृ�त एव ं

�नगरानी स�म�त (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के बाद इन्हें चरणबद्ध तर�के से केन्द्र�य 

स्वीकृ�त एवं �नगरानी स�म�त (सीएसएमसी) द्वारा स्वीकायर् केन्द्र�य सहायता क� स्वीकृ�त �लए 

मंत्रालय को प्रस्तुत �कया जाता है। 
 

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प�रयोजना प्रस्तावों के आधार पर, महानगरों स�हत देश 

भर में मंत्रालय द्वारा इन योजनाओं के तहत अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतगर्त 10.66 

लाख आवासों स�हत कुल 122.28 लाख आवासों को स्वीकृ�त द� गई है। स्वीकृत आवासों में स े

114.84 लाख आवासों का �नमार्ण शुरू �कया जा चुका है, िजनमें से 97.02 लाख आवास 

22.01.2026 तक पूरे हो चुके हैं/लाभा�थर्यों को सौंपे जा चुके हैं। स्वीकृत आवासों में से 29 

लाख से अ�धक लाभाथ� स्लमवासी हैं। 
 

(ग) और (घ) पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-य ू 2.0 के अलावा, आवासन और शहर� कायर् 

मंत्रालय छोटे और मझोले कस्बों और शहरों में शहर� इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवा प्रदायगी और आ�थर्क 

अवसरों में सुधार करने के �लए �व�भन्न �मशनों, जैसे अटल नवीकरण और शहर� प�रवतर्न 

�मशन (अमतृ)  और अमतृ 2.0, स्वच्छ भारत �मशन - शहर� (एसबीएम-यू) और एसबीएम-य ू

2.0 और पीएम ई-बस सवेा के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा 

है। िजससे संतु�लत शहर� �वकास होता है और महानगरों में प्रवासन कम करन ेमें मदद �मलती 

है। 
 

***** 


